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० ओ ०वि ०/ एफ ० डी ० / 71-81/ 390 39.--- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० भगवान दास धई एण्ड सन्स, 
रो रोलरम, प्रा . लि . , प्लाट नं ० 25. सेक्टर G, फरीदाबाद के श्रमिकों तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसव वाद लिखित मामले में 
सम्बन्ध में कई प्रोद्योगिक :िवाद: ३ ; 


AME 


पौर चूंकि राजगन, हरियाणा , इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बाछनीय समझते . है ; 

इसलिए, सव. प्राधागा निघाद अधिनियम, 1943 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के रण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई 
शयियों - जयंतेरहणा , रायपले उम हा उपस अधिनियम की धारा 7-2 अर्धन गरिस , अंधमित्र मनिण. 
हरियाणा. फ . का भनिदिष्टमले. ज.निक्तप्रबन्धकों तथा अभियान वीच या तो विवादयस्ता मामला/ सले. है 

माग म्यानमामला मामले है न्यायनिर्णय हेतु निदिष्ट ३.रते हैं 

३.रते है : --- 

thenti 
क्या अन्धका मस्या को बन्द करने की कार्यवाही उचित है ? यदि नहीं तो श्रमिनः किल लाभ के हकदार है ? 
या प्रबन्धकारिणी द्वारा उद्योग को बन्द करके श्रमिकों की रोवायें विधिपूर्वक समाप्त की गई है ? यदि नहीं तो 
या श्रमिक लगातार वेतन सहित कार्य पर पापिस जाने के हकदार हैं . ? 


प्रथा 


- " 
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-- 


एम . सेट . 


वित्तायुक्त एवं सचिव , हरियणा सरकार 

श्रम विभाग । 


श्रम विभाग 


दिनांक 14 अगस्त , 1984 


मं . पो.वि./ यम ना / 25-81/ 301588.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. 1. हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड , 
चण्डीगढ़ , 2. कार्यकारी अभियन्ता मब अरबन डिविजन हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड जगाधरी . के श्रमिक श्री सुमेर चन्द 
तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


. 


और चंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझत है ; 


. 


इसलिए , अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10 की उप -धारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 3( 44) 84-3- श्रम , दिनांक 19 अप्रैल, 1984 
द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला 
न्यायनिर्णय के लिए निदिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत 
अथवा सम्बनिधत मामला है : 
क्या श्री समर चन्द की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

दिनांक 18 अक्तूबर , 1984 
सं . प्रो.वि./ सोनीपत/ 1 27-84/ 3878 0.-- नूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. सिगमा रवड़ प्रा. लि., कुण्डली 
सोनीपत , के श्रमिक श्री शयाम लाल -2 तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक 
विवाद है : 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 9641-1 - श्रम/ 70/ 32573, दिनांक 6 नवम्बर, 
1970 के साथ गठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864 - र.पो.( ६) श्रम: -7:0/1348 , दिनांक .8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियमाकी 
धारा 7 के अधीन गठित धम न्यायालय , राहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय 


। 


- 


--- 


-- 
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हेतु निर्दिष्ट करते हैं, जो कि सक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवायग्रस्त गामला है या उात विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित 
मामला है : 


क्या श्री शयाम लाल-2 की सेवाप्रों का समापन- न्यायोचित तथा ठीक है ? तो वह किस राहत का हकदार है ? 

. 
स . प्रो . वि ./सोनीपत / 125-84/ 38787.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपान की राय है कि मैं सिंगमा रबड़ प्रा . लि .. कुण्डली 
सोनीपत , अमिक श्रीराम लाल तथा ससफो - प्रबन्धको को बीम इसमें दसके बाद नितीन मामले में कोई गौद्योगिक 


विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिय हेत निर्दिष्ट करना बांछनीय समयने हैं : 

इस लिए , अव , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम 1947. की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के बल ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. १६.41-1 24 10/335 . 3 दिनांक नवम्बर, 1950 के 
साथ गठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864 -ए,एस.ओ.( ई ) श्रम 70/1348, दिनांक 8 मई, 19 , द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के 
अधीन गठित श्रम न्यायालय रोहतक , को विवाद ग्रस्त या उससे सुगंगा या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट 
करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्ध को तथा श्रमिक के वीच या तो विवादर-तं मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला 


" 


क्या श्री राम लाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तया औक है ? नो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं .प्रो.वि./सोनीपत 112-84 /38 79.t.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं सिंगमा रबड़ प्रा. लि ., कुण्डली 
गोनीपत , के श्रमिक श्री द्वारिका प्रसाद तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके प्राः लिखित . मामले में कोई प्रौद्योगिक 


विवाद है ; 


. 


, 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेत् निर्दिष्ट करना वांछनीय: सामानते है , 

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 19 को उपधारा ( 1 )लेख ( T ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसन ना सं . 964 1-1 - श्रम 70/ 32.73, दिनांक 6 नवम्बर , 
1970 के साथ गठित सरकारी अधिसूचना सं . 3864 -ए.सो.( ई ) श्रम -70/1 348, दिनांव म , 1970 द्वरा उक्त अधिनियम को 
धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक को विवादग्रस्त या उससे ससगत ना उससे सम्बन्धित नीचेतिखा मामला न्यायनिर्णय 
हेत निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा प्रमिक के बीच या तो विवादमस्त मामला है या उनमा विवाद मे सुसंगत या सम्बन्धित 
मामला है : -- 


क्या श्री द्वारिका प्रसाद की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं . प्रो.वि. सोनीपत / 113-84/ 39801 .-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राय है कि में . गिमा रबड़ प्रा . लि . , कुन्डली , 
सोनीपत , के श्रमिक श्री शिव प्रसाद तथा उसके प्रबन्धको के बीच इसमें इसके वाद लिहित मामले में कोई प्रौद्योगिक 


विवाद है ; 


प्रोर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समानते हैं ; 


-- 


इसलिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 19.17, की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के ख०१ ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1 - अम1 70/32573, दिनांक 6 नवम्बर 
1970, के सायं गठिन सरकारी अधिसूचना सं . 3864 - ए.एस.पी. ( ई) श्रम-20 : 348, दिनांक ; ई. 1970 द्वारा उन मधिनियम को 
धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मोचे लिखा मामला न्यायनिर्णय 
हेतु निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के योन या तो विवादग्रस्त मामला है या 5 विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित 
मामला है : 


क्या श्री शिव प्रसाद की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? तो वह किस राहन का हकदार है ? 


- . -.-- 


